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अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यों हेतु वित्त-पोषण
2044.
श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः 
क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
क्या सरकार को इस बात की जानकारी  है कि भारतीय विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यों हेतु पर्याप्त वित्त-पोषण प्राप्त नहीं होता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश अनुसंधानकर्ता मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और उनका कार्य गुणवत्तापरक नहीं होता;

(ख) 
विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों द्वारा कराए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय की जा रही है और क्या संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरोप के विश्वविद्यालयों की तुलना में यह पर्याप्त है;

(ग) 
क्या सरकार अनुसंधान क्षेत्र में विशिष्टता संबंधी ढांचा तैयार करेगी और पर्याप्त वित्त-पोषण प्रदान करते हुए उसे लागू करेगी; और
(घ) 
यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री 
(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)
(क) :
जी, नहीं। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनुसार, देश में पीएच.डी की संख्‍या 11,161 (2009-10) से बढ़कर 17,531 (2012-13) हो गई है। जबकि केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्‍थान (आईआईएम), भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्‍थान (आईआईएसईआर), अवसंरचना के लिए पर्याप्‍त अनुदान प्राप्‍त कर रहे हैं, तथापि, कुछ राज्‍य विश्‍वविद्यालयों में इसकी कमी हो सकती है। 
(ख) :
यूजीसी ने सूचित किया है कि उसने विश्‍वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्‍कीमें आरंभ की हैं। इन स्‍कीमों तथा उनके तहत वर्ष 2012-13 में जारी की गई निधियां संलग्‍नक में दी गई हैं। 

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचित किया है कि भारत के उच्‍चतर शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास (आर एंड डी) पर राष्‍ट्रीय व्‍यय 2001-02 में 714.80 करोड़ रू. से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 2,949.76 करोड़ रू. हो गया है। विश्‍व बैंक के अनुसार, वर्ष 2012 में सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) की आर एंड डी की प्रतिशतता के रूप में संयुक्‍त राज्‍य अमरीका के लिए 2.76, यू.के. के लिए 1.78, जर्मनी के लिए 2.89, फ्रांस के लिए 2.25, इटली के लिए 1.25, जबकि भारत के लिए यह 0.81 थी। 
(ग) और (घ) : सरकार ने राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) की केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) आरंभ की है, जिसमें ‘’अनुसंधान,नवीनीकरण तथा गुणवत्‍ता सुधार’’ भी एक घटक है। इस सीएसएस के तहत सुपरिभाषित एवं पारदर्शी कार्यक्रम मानदंड तैयार किए गए हैं जिनके आधार पर वितपोषण किया जाता है और भविष्‍य के अनुदान, परिणाम/उत्‍पादन पर निर्भर होते हैं। 
*****

संलग्‍नक
अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यों हेतु वित्त-पोषण के संबंध में दिनांक 28.07.2014 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं. 2044 के भाग (ख) के उत्‍तर में संदर्भित संलग्‍नक।
	क्र.सं.
	स्‍कीम का नाम
	जारी की गई राशि (करोड़ रू. में) 

	1. 
	विशेष सहायता कार्यक्रम
	63.33

	2. 
	उत्‍कृष्‍टता की संभावना वाले विश्‍वविद्यालय 
	142.67

	3. 
	उत्‍कृष्‍टता की संभावना वाले कॉलेज
	46.73

	4. 
	किसी विशेष क्षेत्र में उत्‍कृष्‍टता की संभावना वाला केन्‍द्र 
	8.90

	5. 
	नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रम-उभरते एवं अंतर-विषयक क्षेत्रों में शिक्षण तथा अनुसंधान
	3.50

	6. 
	अंतर विश्‍वविद्यालय केन्‍द्र
	1001.40

	7. 
	शिक्षकों के लिए अनुसंधान परियोजना (बड़ी एवं छोटी) 
	223.33

	8. 
	शिक्षकों के लिए अनुसंधान पुरस्‍कार 
	7.35

	9. 
	प्रतिष्ठित फैलोशिप
	3.13

	10. 
	अनुसंधान कार्यशालाएं/सेमिनार/परिसंवाद एवं सम्‍मेलन
	224.43

	11. 
	भारतीय रष्ट्रिकों के लिए कनिष्‍ठ शोध फैलोशिप एवं शोध सहयोग
	190.02

	12. 
	मूल वैज्ञानिक शोध
	30.32

	13. 
	डा. डी.एस. कोठारी पोस्‍ट-डाक्‍टोरल फैलोशिप
	16.74

	14. 
	मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान में शोध फैलोशिप
	54.87
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